
       भाग ुऔर अन्य बनाम राम सरूप और अन्य, पीसी जैन एसीजे और आई
एस. तिवाना, न्यायमरू्ति

समक्ष
श्री पीसी जैन माननीय मखु्य न्यायमरू्ति  और श्री आई एस. तिवाना, माननीय

न्यायमरू्ति
भाग ुऔर अन्य – अपीलार्थी

बनाम
राम सरूप और अन्य – प्रतिवादी

          1980 की नियमित द्वितीय अपील संख्या 2282
        17 अप्रैल, 1985

सिविल प्रक्रि या  संहिता  (1908)—धारा  9—पंजाब  गांव  सामान्य
भमूि ( नियम ) अधिनियम (1961 का XVIII) द्वारा संशोधित पंचायत
मे ं निहित शमिलत भमूि पर रास्ते के अधिकार का दावा करने वाले
निजी व्यक्तियो ंके खिलाफ निषेधाज्ञा के लिए मकुदमा दायर - भमूि
की प्रकृति या स्वामित्व के संबंध मे ंवादी द्वारा  पंचायत के खिलाफ
कोई विवाद नही ंउठाया गया - सिविल कोर्ट  - क्या मकुदमे पर विचार
करने का क्षेतर्ाधिकार ह ै -  धारा  13 -  क्या ऐस े मामलो ंम े ं सिविल
कोर्ट  के अधिकार क्षेतर् को बाहर कर देता है।



सिविल पर्क्रि या सहंिता  ,1908 की धारा  9  को पढ़ने पर  निर्धारित किया
गया  कि  एक  नागरिक  पर्कृति  की  शिकायत  रखन े वाल  े एक  वादी  को
निस्सदंेह किसी न किसी न्यायालय में मकुदमा दायर करने का अधिकार है,
जब तक कि इसकी सजं्ञान या तो स्पष्ट रूप स ेया परोक्ष रूप स ेवर्जित है।
1981 के हरियाणा अधिनियम सखं्या 2 द्वारा सशंोधित पजंाब विलजे कॉमन
लैंड (विनियम) अधिनियम, 1961 की धारा 13 और 13-ए को पढ़ने स ेपता
चलता है कि सिविल कोर्ट के अधिकार के्षतर् को धारा 13 में बताए गए पर्श्नों
स ेबाहर रखा गया है। जब मामला किसी निजी व्यक्ति और पचंायत के बीच
हो तो कार्रवाई करें। सकें्षप में,  अधिनियम की धारा 13 का सपंरू्ण निहितार्थ

यह है कि जब मामला गर्ाम पचंायत और निजी व्यक्ति के बीच होता है और
यह उक्त धारा म ें निर्दिष्ट किसी भी पर्श्न स ेसबंधंित होता है तो सिविल

न्यायालय का अधिकार क्षेतर् खत्म हो जाता है। यह स्पष्ट पर्तीत होता है
कि उक्त धारा तब क्रि यान्वित नही ंहोगी जब विवाद दो निजी व्यक्तियो ंके
बीच हो। विपरीत दषृ्टिकोण अपनाने का मतलब यह होगा कि सिविल कोर्ट

के अधिकार के्षतर् को किसी भी सपंत्ति या उसके हित स ेसबंधंित किसी भी
मकुदमे में परूी तरह स ेतचु्छ दलील देकर बेदखल किया जा सकता है कि
मकुदमे का विषय शमिलत देह या पचंायत की सपंत्ति है। हालाँकि, वादी का

यह दावा नही ंहै कि या तो मकुदमे की सपंत्ति को शमिलत के रूप में घोषित
किया जाएगा या शमिलत स ेशामिल किया जाएगा या बाहर रखा जाएगा और
केवल एक मार्ग  के सबंधं में विवाद उठाया गया है जो कि स्वीकार्य रूप से
शमिलत है। मामल ेके इस दषृ्टिकोण से,  सिविल न्यायालय को मकुदमे पर
विचार करने का अधिकार है। 

(पैरा 4 एवं 5)
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खारिज कर दिया गया

जिला न्यायाधीश, जीदं के न्यायालय के दिनांक 9 अगस्त 1980 के आदेश
स ेनियमित द्वितीय अपील , उप न्यायाधीश पर्थम शरे्णी, सफीदो ंके आदेश,
दिनांक 3 अपरै्ल 1980, की पषु्टि जिसमें स्थायी निषेधाज्ञा की लागत के
साथ एक डिक्री पारित करते हुए पर्तिवादियो ंको प्लॉट सखं्या  208  के
कब्जे म ें हस्तके्षप करने स ेरोका गया और आगे आदेश दिया गया कि जिस
दीवार के माध्यम स ेपर्तिवादियो ंने सड़क सखं्या 212 को अवरुद्ध किया है
उस ेध्वस्त कर दिया जाए और सरे आम सड़क साफ कर दी जाये।

याचिकाकर्ता की ओर स ेशर्ी बलराज बहल, अधिवक्ता, और उनके साथ
ए.एल. बहल, अधिवक्ता

पर्तिवादी की ओर स ेहरि मित्तल, अधिवक्ता 

निर्णय

श्री आई एस. तिवाना, माननीय न्यायमरू्ति-



1. इस दसूरी अपील में उठाया गया सकं्षिप्त लकेिन कुछ जटिलता वाला पर्श्न
न्यायालय के अधिकार के्षतर् स ेसबंधंित है। यह निम्नलिखित तथ्यो  ंपर उत्पन्न
होता है।
2. वादी-पर्तिवादी राम सरूप ने 18 जलुाई, 1978 को इस आरोप के साथ वर्तमान
मकुदमा दायर किया कि गांव ढाडोली ,  तहसील सफीदो  ं,  जिला जीदं में स्थित दो
भखूडंो ंसखं्या 208 और 212 में स ेपहल ेका स्वामित्व उनका है और उत्तरार्द्ध एक
सार्वजनिक सड़क है। वह और मकुदमे में पर्ोफार्मा पर्तिवादी पिछल े30 स ेअधिक
वर्षों स ेइस सड़क का उपयोग अपने घरो ंके लिए एक रास्ते के रूप में कर रहे थे।
पर्तिवादी अपीलकर्ता  जिद्दी व्यक्ति हैं,  उन्होनं े न केवल उन्हें प्लॉट नबंर  208  से
बेदखल करने की धमकी दी,  बल्कि वास्तव में प्लॉट नबंर  212 पर 6 फीट ऊंची
दीवार  का  निर्माण  किया  और इस पर्कार,  उनके  घर  के  मकु्त  मार्ग  और  अन्य
पर्तिवादियो ंके घरो ंतक में बाधा उत्पन्न की। इस पर्कार, उन्होनंे अपीलकर्ताओं
को भखूडं सखं्या  208  पर अपने कब्जे म ें कोई भी निर्माण या हस्तके्षप करने से
रोकने के लिए एक स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की और इन अपीलकर्ताओ ंको दीवार
और अन्य निर्माण को ध्वस्त करने और मार्ग को उसकी मलू स्थिति में बहाल करने
का निर्देश देन े के  लिए एक अनिवार्य  निषेधाज्ञा  की  मांग  की। अपीलकर्ताओ ं ने
उपर्यु क्त आरोपो ंस ेइनकार करते हुए मकुदमा लड़ा। निम्नलिखित मदु्दो ंपर पार्टियों
का परीक्षण किया गया:-

(1) क्या वादी विवादित भखूण्ड सखं्या 208 का मालिक है? OPP 

(2) क्या इस प्लॉट नबंर 212 का उपयोग वादी द्वारा पिछल े30 वर्षों स ेअधिक समय
स ेसड़क के रूप में किया जा रहा है? OPP
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(3) क्या पर्तिवादियो ंने दिनांक 1.7.1978 को मकुदमा दायर करने स ेपहल ेसड़क
सखं्या 212 को अवरुद्ध कर दिया है? OPP 

(4) क्या वर्तमान स्वरूप में मकुदमा चलने योग्य नही ंहै? OPD

(5) क्या वादी के पास वर्तमान मकुदमा दायर करने का कोई अधिकार नही ंहै? OPP

(6) राहत

इस निष्कर्ष पर पहुचंने पर कि वादी प्लॉट नबंर 208 का मालिक था और प्लॉट नबंर
212 एक रास्ता था और 30 साल स ेअधिक समय स ेवादी द्वारा इस ेमार्ग के रूप में
इस्तेमाल किया जा रहा था और पर्तिवादी-अपीलकर्ताओ ंने वास्तव में इस ेअवरुद्ध
कर दिया था। पर्श्नगत निर्माण को उठाकर,  पर्ार्थना की गई राहतें पर्दान की
गई।ं मदु्द े सखं्या  4  और 5  के तहत यह माना गया कि मकुदमा वर्तमान स्वरूप में
चलने योग्य था और वादी के पास इस ेदायर करने का अधिकार था। अपील में,
हालांकि ट्रायल कोर्ट के उपर्यु क्त निष्कर्षों की जिला न्यायाधीश, जीदं द्वारा पषु्टि की
गई है, फिर भी उनके सामने उठाए गए और हमारे सामने दोहराए गए विवादो ंमें स ेएक
यह है कि सिविल कोर्ट  के पास मकुदमे की सनुवाई करने का कोई अधिकार के्षतर्
नही ंथा क्योकंि इसमें इस पर्श्न का निर्धारण कि प्लॉट सखं्या 212 का हिस्सा बनने
वाली भमूि एक रास्ता होने के कारण पचंायत में निहित थी या नही,ं  शामिल था।
उनके विद्वान वकील के अनसुार,  पजंाब विलजे कॉमन लैंड्स  (रेगलुशेन)  एक्ट,
1961 (सकें्षप में, एक्ट) की धारा 13 के पर्ावधानो ंके मद्देनजर उक्त न्यायालय द्वारा



ऐसा नही ंकिया जा सका, जैसा कि उस दिन लाग ूथा। मकुदमा दायर करना और
जैसा कि अब 12 फरवरी स े1981 के हरियाणा अधिनियम, 1981 सखं्या 2 द्वारा
पर्तिस्थापित किया गया है,
पिछला भाग इस पर्कार है:-

"13.  के्षतर्ाधिकार  की  वर्जना  -  किसी  भी  सिविल  न्यायालय  को
अधिकार क्षेतर् नही ंहोगा – 
(ए) किसी भी पर्श्न पर विचार करने या उस पर निर्णय लनेे के लिए कि
क्या कोई भमूि या अन्य अचल सपंत्ति या ऐसी भमूि या अन्य अचल
सपंत्ति म ें कोई  अधिकार  या  हित पचंायत म ें निहित ह ै या  नही  ं इस
अधिनियम के तहत; या 
(बी) किसी अन्य मामल ेके सबंधं में जिस ेनिर्धारित करने के लिए किसी
भी अधिकारी को इस अधिनियम के तहत या इसके तहत सशक्त बनाया
गया है; या 
(सी)  किसी भी अधिकार पर्ाप्त पर्ाधिकारी  द्वारा  इस अधिनियम के
तहत तय की गई किसी भी कार्रवाई या किसी भी मामल ेकी वैधता पर
सवाल उठाने के लिए।''

धारा 13-ए और 13-बी के साथ इस धारा को बाद में इस अपील के लबंित रहने के
दौरान वर्तमान धारा द्वारा पर्तिस्थापित कर दिया गया था। हालाँकि, हमारी राय में,
इस मामल ेके भाग्य में कोई महत्वपरू्ण अंतर नही ंहै क्योकंि पार्टियो ंके विद्वान वकील
इस बात पर सहमत हैं कि 1981 के हरियाणा सशंोधन अधिनियम सखं्या  2 द्वारा
लाई  गई  क्षेतर्ाधिकार  की  बाधा  लबंित  अपीलो  ं पर  भी  लाग  ू होती  है।  नया
पर्तिस्थापित अनभुाग इस पर्कार है:-
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"13.  के्षतर्ाधिकार की वर्जना  -  किसी भी सिविल न्यायालय का के्षतर्ाधिकार नही ं
होगा -

(a) किसी भी पर्श्न पर विचार करना या उस पर निर्णय देना -

(i) कोई भी भमूि-या अन्य अचल सपंत्ति शमिलत-देह है या नही ंहै,

(ii)कोई भी भमूि या अन्य अचल सपंत्ति या ऐसी भमूि या अन्य अचल सपंत्ति में कोई
अधिकार, स्वामित्व या हित इस अधिनियम के तहत पचंायत में निहित है या निहित
नही ंहै,

(b) किसी भी मामल ेके सबंधं में जिस ेनिर्धारित करने के लिए कोई राजस्व न्यायालय,
अधिकारी या पर्ाधिकारी इस अधिनियम के तहत या इसके तहत सशक्त है, या
(c) इस  अधिनियम  के  तहत  ऐसा  करन े के  लिए  अधिकृत  किसी  राजस्व
न्यायालय, अधिकारी या पर्ाधिकारी द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई या निर्णय किए
गए मामल ेकी वैधता पर सवाल उठाना।' 

अपने उपर्यु क्त रुख के समर्थन में, अपीलकर्ताओ ंके विद्वान वकील ने इस न्यायालय
के एकल पीठ के फैसल ेलेहरी और अन्य बनाम अर्जन दास और अन्य1,निर्णय पर
दढृ़  भरोसा  जताया  जिसम ें लगभग समान तथ्यो  ंपर  विद्वान न्यायाधीश द्वारा  यह
निर्धारित किया गया है कि मामला सिविल न्यायालय द्वारा तय किए जाने में असमर्थ
है। चूकँि मझुे इस फैसल ेमें व्यक्त राय स ेसामजंस्य बिठाने में कुछ कठिनाई महससू
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हुई, इसलिए मैंने मामल ेको एक बड़ी पीठ के पास भेज दिया। इस तरह अपील अब
निस्तारण के लिए हमारे सामने है।

3. हालांकि पक्षो ंकी दलीलो ंमें विचाराधीन भमूि को शामिलात नही ंबताया गया
है देह और जो कुछ भी कहा गया है और खडंन किया गया है वह यह है कि यह एक "
गली शेह -रे- आम '' है, फिर भी यह तथ्यात्मक स्थिति वर्ष 1976-77 की जमाबदंी
की पर्विष्टियो  ं(पर्दर्शन पषृ्ठ  7)  स ेसमर्थित है। अधिकारो  ं के  इस रिकॉर्ड  के
अनसुार, भमूि का स्वामित्व नगर पचंायत के पास है। निर्विवाद रूप स ेकिसी गाँव
की आबादी देह या गोरा देह के भीतर की सड़कें  और गलियाँ अधिनियम की धारा
2(जी)(4) के पर्ावधानो ंके अनसुार " शमिलत देह " की परिभाषा के अंतर्गत आती
हैं और पचंायत में निहित है।

4. उठाए गए विवाद का उत्तर स्पष्ट रूप स ेअधिनियम की वर्तमान धारा 13
की वास्तविक सामगर्ी और दायरे को जानने पर निर्भर है। पर्थम दषृ्टया, अनभुाग
की भाषा निस्सदंेह अपीलकर्ताओ ंके वकील के रुख का समर्थन करती पर्तीत होती
है, फिर भी गहराई स ेविचार करने पर हम पाते हैं कि यह अस्थिर है।

5. सिविल पर्क्रि या सहंिता की धारा 9 के आलोक में, एक वादी जिसके पास
नागरिक पर्कृति की शिकायत है,  उस े निस्सदंेह,  किसी भी क़ाननू स ेस्वततंर्,
किसी न्यायालय या अन्य म ें मकुदमा दायर करन े का अधिकार है,  जब तक कि
उसका सजं्ञान स्पष्ट रूप स ेया निहित रूप स ेवर्जित न हो। यद्यपि काननू का
पर्स्ताव है कि सिविल न्यायालय के अधिकार के्षतर् को छोड़कर किसी क़ाननू की



       भाग ुऔर अन्य बनाम राम सरूप और अन्य, पीसी जैन एसीजे और आई
एस. तिवाना, न्यायमरू्ति

व्याख्या करते समय किसी को आवश्यक रूप स ेइसके सचंालन को कम करने या
इसके उद्देश्यो ंको कम करने या सशंोधित करने का पर्यास नही ंकरना चाहिए ताकि
व्याख्या के नियम को पर्भावी बनाया जा सके। अधिकार के्षतर् का तरुतं अनमुान
नही ंलगाया जाना चाहिए कि यह अच्छी तरह स ेतय है, फिर भी यह सिद्धांत समान
रूप स ेअच्छी तरह स ेस्थापित है कि सिविल कोर्ट के अधिकार के्षतर् को बाहर करने
वाल ेकाननू को सख्ती स ेसमझा जाना चाहिए  (एआईआर  1966  सप्ुरीम कोर्ट
1718 देखे)ं। इन सिद्धांतो ंके आलोक में अधिनियम की धारा  13 के दायरे और
सामगर्ी की जांच की जानी चाहिए। 1981 के हरियाणा सशंोधन अधिनियम सखं्या
2  के तहत वर्तमान धारा के पर्तिस्थापन की आवश्यकता उद्देश्यो ंऔर कारणो ंके
विवरण में निम्नलिखित शब्दो ंमें बताई गई है: -

''कई जगहो ंपर शामलात गर्ाम पचंायत के पर्तिनिधियो ंकी मिलीभगत स ेकई बार
बेईमान व्यक्तियो ंद्वारा देह पर अवैध रूप स ेकब्जा कर लिया गया है। इस बरुाई से
निपटने के लिए 1974 में पजंाब विलजे कॉमन लैंड्स (रेगलुशेन) एक्ट, 1961 में
कुछ सशंोधन किए गए थे। हालाँकि, जब पजंाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय में
परीक्षण किया गया, तो सपुर्ीम कोर्ट के फैसल ेके तहत इनमें स ेकुछ पर्ावधानो ंको
रद्द कर दिया गया। वर्तमान विधेयक उच्च न्यायालय द्वारा पाई गई कमजोरियो ंको
दरू करने का पर्यास करता है। इसमें पजंाब विलजे कॉमन लैंड्स (रेगलुशेन) एक्ट,
1961  म ें कुछ पर्ासगंिक बदलाव  करन े का  भी  पर्स्ताव है,  ताकि इसके  कुछ



पर्ावधानो ंको और अधिक स्पष्ट किया जा सके ताकि अधिक पर्भावी कार्यान्वयन
सनुिश्चित किया जा सके।''
यह सशंोधन शमिलत भमूि के हड़पने को रोकने के उद्देश्य स ेलाया गया था। इसके
अलावा, इस उद्देश्य को शीघर्ता स ेया कम स ेकम समय में पर्ाप्त करने के लिए,
विधानमडंल ने इस खडं के खडं (ए) और (बी) में बताए गए पर्श्नो ंपर विचार करने
के लिए सिविल न्यायालय के अधिकार के्षतर् को बाहर करना उचित समझा। इस
खडं द्वारा  किस पर्कार  के  न्यायनिर्णयन की  परिकल्पना  की गई है,  यह अगले
निम्नलिखित खडं 13-ए द्वारा भी अच्छी तरह स ेदर्शाया गया है। इन दोनो ंधाराओं
को सयंकु्त रूप स ेपढ़ने पर यह स्पष्ट रूप स ेदेखा जा सकता है कि जब मामला
किसी निजी व्यक्ति और पचंायत के बीच होता है, तो धारा 13 में बताए गए पर्श्नों
पर विचार करने या निर्णय देन े स ेसिविल न्यायालय के अधिकार के्षतर् को बाहर
रखा जाता है। दसूरे शब्दो ंमें, यह केवल तब होता है जब धारा 13 के खडं (ए) और
(बी) में निर्दिष्ट पर्श्नो ंके निर्धारण या निर्णय के लिए पर्तियोगिता पचंायत और एक
निजी व्यक्ति के बीच होती है, जिसस ेसिविल न्यायालय का अधिकार के्षतर् वर्जित हो
जाता है। यह स्पष्ट है कि गर्ाम पचंायत की तलुना में किसी विशेष भमूि या अचल
सपंत्ति पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार, स्वामित्व या दावा पचंायत को मकुदमे में
पक्षकार बनाए जान े की अनपुस्थिति म ें तथ्यात्मक और पर्भावी ढंग स ेतय नही ं
किया जा सकता है। पचंायत में निहित या निहित मानी जाने वाली सपंत्तियो ंके बारे
म ें किसी व्यक्ति द्वारा अपने पक्ष में,  मिलीभगत स ेया किसी पर्तियोगिता के बाद
पर्ाप्त की गई कोई भी डिक्री, मकुदमेबाजी में पक्षकार होने की अनपुस्थिति में गर्ाम
पचंायत को कभी भी बाध्य नही ंकर सकती है। न्यायनिर्णयन शब्द का निहितार्थ
अंततः न्यायिक तरीके स ेविवाद के विषय-वस्त ुपर दो पर्तियोगियो ंके अधिकारो ंको
निर्धारित करना है।
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 "न्यायनिर्णयन''  के आवश्यक लक्षणो ंमें स ेएक ह ै पर्ोप्रियो विगोर बाध्यकारी और
पार्टियो ंके बीच अधिकारो ंऔर दायित्वो ंका निर्माण करता है। ऐसा तब तक कभी
नही ंकिया जा सकता जब तक कि विवाद पचंायत और किसी निजी व्यक्ति के बीच
शामिलात देह या कोई अन्य भमूि या अचल सपंत्ति या उसमें कोई अधिकार के सबंधं
में ना हो और जब तक कि पचंायत मकुदमे में वास्तविक पक्ष न हो। हालाँकि इस
खडं के खडं (ए) के शरुुआती भाग में आने वाल ेशब्द "मनोरजंन" का आम तौर पर
मतलब "फ़ाइल पर पर्ाप्त करना या फ़ाइल पर रखना" हो सकता है, फिर भी जिस
सदंर्भ में यह आता है उसका मतलब केवल यह है कि सिविल कोर्ट  ऐसा नही ंकर
सकता है। मकुदमे या दावे को गणु-दोष के आधार पर निपटाना होगा और यदि यह
अनभुाग में निर्दिष्ट किसी भी पर्श्न स ेसबंधंित है तो इस ेरखरखाव योग्य नही ंमानते
हुए इस ेअस्वीकार कर देना होगा। ऐसा सपुर्ीम कोर्ट  न े समर्थ  ट्रांसपोर्ट  कंपनी
बनाम  के्षतर्ीय  परिवहन  प्राधिकरण2,  के  मामल  े म ें मोटर  वाहन  अधिनियम,
1939 की धारा 68 एफ के सदंर्भ में कहा है, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि
के्षतर्ीय परिवहन पर्ाधिकरण किसी भी अन्य परमिट के नवीकरण के लिए किसी भी
आवेदन को "स्वीकार करने स ेइंकार" कर सकता है। तो, सकें्षप में अधिनियम की
धारा  13  का परूा निहितार्थ यह है कि सिविल न्यायालय का अधिकार के्षतर् छीन
लिया जाता है जब मामला गर्ाम पचंायत और एक निजी व्यक्ति के बीच है और यह
इस खडं में निर्दिष्ट किसी भी पर्श्न स ेसबंधंित है। यह स्पष्ट पर्तीत होता है कि
यह धारा तब पर्भावी नही ंहोगी जब मामला या विवाद दो निजी व्यक्तियो ंके बीच
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हो। यदि अपीलकर्ताओ ंके विद्वान वकील के तर्क  को स्वीकार किया जाना है और
उसके तार्कि क अंत तक ल ेजाना है,  या अधिनियम की धारा  13 को उनके द्वारा
सझुाई गई व्याख्या के अधीन किया जाना है और किसी भी सपंत्ति या उसके हित से
सबंधंित पर्त्येक मकुदमे म ें लिखित बयान म ें परूी तरह स ेतचु्छ दलील देकर कि
मकुदम े का  विषय  शमिलत ह ै देह  या  पचंायत  की  सपंत्ति  सिविल न्यायालय  के
के्षतर्ाधिकार को किसी भी मामल ेमें बाहर किया जा सकता है। विद्वान वकील के
अनसुार,  ऐसी दलील के सामने,  भल ेही विवाद का विषय शहरी सपंत्ति या ऐसी
सपंत्ति हो,  जिसके साथ पचंायत का दरू-दरू तक कोई सबंधं नही ंहै,  सिविल कोर्ट
का अधिकार के्षतर् खत्म हो जाता है। सकें्षप में,  उनके अनसुार,  सिविल कोर्ट  के
पास किसी भी सपंत्ति के मामल ेमें मकुदमा चलाने का कोई अधिकार के्षतर् नही ंहोगा
जिसमें तिवादी ने चाहे कितने भी तचु्छ या शरारती आधार पर दलील दी हो कि विवाद
में सपंत्ति शमिलत देह या पचंायत की सपंत्ति है या नही।ं यदि इस तर्क  को स्वीकार
किया जाए, तो पर्तिवादी की उपरोक्त तचु्छ दलील के आधार पर व्यावहारिक रूप से
सभी सिविल न्यायालयो ंको उनके अधिकार के्षतर् स ेवंचित कर दिया जाता है। हमें
नही ंलगता कि मौजदूा धारा या पिछली धारा 13 को क़ाननू में शामिल करने के पीछे
विधायिका की कोई मशंा थी। मौजदूा मामल ेमें, वादी का यह दावा नही ंहै कि या तो
वाद सपंत्ति  (प्लॉट नबंर  212)  को शमिलत देह  घोषित किया जाए या शमिलत से
शामिल या बाहर रखा जाये। उनके द्वारा वाद-पतर् में केवल इतना कहा गया है कि
वाद की भमूि " शेह -रे- आम गली " है जो केवल तथ्य का एक बयान है। पर्तिवादी
द्वारा इस तथ्य को नकारने स ेइस पर्श्न का समाधान या निर्धारण हो गया कि क्या
विवाद वाली भमूि शेह -रे- आम गली थी या एक रास्ता जिसका उपयोग वादी पिछले
लगभग 30 वर्षों स ेअपने घर के रास्ते के रूप में कर रहा था। ट्रायल कोर्ट का यह
निर्धारण वादी द्वारा मांगी गई पर्ार्थना या राहत के लिए केवल सहायक था। किसी
भी तरह का कोई भी निष्कर्ष  सबंधंित भमूि पर पचंायत के हित या स्वामित्व को
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पर्भावित नही  ंकरेगा। इसके आलोक म ें हम ें लेहरी के मामल े (सप्ुरा) या इस
न्यायालय के कुछ अन्य एकल पीठ निर्णयो ंमें व्यक्त दषृ्टिकोण का समर्थन करना
मशु्किल लगता है,  जिसका सदंर्भ अपीलकर्ताओ ंके विद्वान वकील द्वारा दिया गया
था, जैसा कि उपरोक्त किसी भी मामल ेमें नही ंहै। मामल ेके नोट किए गए पहल ूको
ध्यान में रखा गया और इस पर्कार इस ेखारिज कर दिया गया।

6. इस पर्कार हम इस अपील में कोई योग्यता नही ंपाते हैं और इस ेखारिज कर देते
हैं लकेिन लागत के सबंधं में कोई आदेश नही।ं

अस्वीकरण  : स्थानीय  भाषा  में  अनवुादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग
के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इस ेसमझ सके और किसी अन्य उद्देश्य
के लिए इसका उपयोग नही ं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और
आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंगरे्जी ससं्करण पर्माणिक होगा
और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयकु्त रहेगा।

आदित्य जैन   

सिविल जज (जनूियर डिविजन) व पर्शिकु्ष न्यायिक अधिकारी
पानीपत, हरियाणा।
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